राजपत्रित हकदारी कृत्य को वापस लेना

प्रश्न संख्या  *2.  श्री वरुण चौधरी (मुलाना):

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:

(क) महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वारा निष्पादित राजपत्रित हकदारी कृत्य को वापस लेने के कारण क्या है; तथा
(ख)क्या राज्य के सरकारी खजाने के हित में इस मामले की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?
श्री मनोहर लाल, मुख्य मंत्री

(क) 	महालेखाकार के प्राधिकार के आधार पर, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत हकदारियों के आहरण की व्यवस्था के पत्र क्रंमाक दिनांक  12 जुलाई, 1976 (अनुलग्नंक-I) द्वारा प्रथम सितम्बर, 1976 से बन्द कर दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों विनियम और आहरण की प्रणाली को सरल बनाने के लिए किया गया था। पूर्व व्यक्तिगत राजपत्रित सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित खजाना के माध्यम से महालेखाकार द्वारा सूचित दरों पर अपने बिलों को आहरण कर रहे थे। अनुदेश 12 जुलाई, 1976 जारी करने के बाद, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तें और दावे गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामलों के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित करने शुरू किये गये थे। नये अनुदेश में मैरिट थी क्योकिं अब से कोई राजपत्रित सरकारी कर्मचारी अपने स्वंय के वेतन और भतों का आहरण नहीं कर सकता।
(ख)	नहीं, श्री मान





नोट के लिए पैड

1. 	पंजाब खजाना नियम, वॉल्यूम-। के नियम 22 के अनुसार, "किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के वेतन, छुट्टी-वेतन या भत्ते, या राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को भुगतानयोग्य पुरस्कार, या कोई पेंशन, जब तक महालेखाकार द्वारा ट्रेजरी अधिकारी को ऐसी दर, जिस पर भुगतान किया जाएगा, सूचित नहीं की गई है, को पूरा करने के लिए किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।" बशर्ते कि सरकार, विशेष कारणों से और महालेखाकार की सहमति से, इस नियम के प्रावधानों का अभित्यजन कर सकती है। इसके तहत उल्लिखित अपवाद के अनुसार, राजपत्रित सिविल पद धारण करने वाले अधिकारियों के दावे, हालांकि, गैर-राजपत्रित सिविल पद धारण करने वालों से अलग किए जाएंगे।
2. 	महालेखाकार के प्राधिकार के आधार पर, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत हकदारियों के आहरण की व्यवस्था के पत्र क्रंमाक दिनांक  12 जुलाई, 1976 (अनुलग्नंक-I) द्वारा प्रथम सितम्बर, 1976 से बन्द कर दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों विनियम और आहरण की प्रणाली को सरल बनाने के लिए किया गया था। पूर्व व्यक्तिगत राजपत्रित सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित खजाना के माध्यम से महालेखाकार द्वारा सूचित दरों पर अपने बिलों को आहरण कर रहे थे। अनुदेश 12 जुलाई, 1976 जारी करने के बाद, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तें और दावे गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामलों के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित करने शुरू किये गये थे। नये अनुदेश में मैरिट थी क्योकिं अब से कोई राजपत्रित सरकारी कर्मचारी अपने स्वंय के वेतन और भतों का आहरण नहीं कर सकता।


